
 

PRESS RELEASE 

 

अभतूपरू्व अल नीनो के मजबतू होने के बीच भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भटूान गर्मी और स्वास्थ्य के मदु्दे पर एक 
साथ आए: GHHIN साउथ एशिया हब​
 

●​ ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क  साउथ एशिया हब (GHHIN साउथ एशिया हब) ने भारत, नेपाल, 

बांग्लादेश और भटूान के लिए गर्मी और स्वास्थ्य पर पहले राष्ट्र-स्तरीय आकलन जारी किए 

●​ कभी मदैानी इलाकों में कें द्रित रही गर्मी अब ऊपर चढ़कर हिमालयी देशों नेपाल और भटूान तक पहंुच रही है 

●​ चारों देशों ने हीट एक्शन प्लान और परू्व चेतावनी प्रणालियां बनाई हैं, अब अगला कदम इन्हें जमीनी सरुक्षा 
में बदलना है 

 

नई दिल्ली, 08 अक्टूबर 2026: परेू प्रशांत महासागर में एक अभतूपरू्व अल नीनो (El Niño) मजबतू हो रहा है, 

जिससे परेू दक्षिण एशिया के सामने गर्मी का एक और गंभीर मौसम आने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में भारत, 

नेपाल, बांग्लादेश और भटूान इसके असर का एकजटु होकर सामना करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज 

ग्लोबल हीट फोरम में चार नए कंट्री ब्रीफ (country briefs) जारी किए गए, जिनसे पता चलता है कि ये देश कैसे 

भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं और उसके लिए क्या तयैारी कर रहे हैं, और अभी कहां पर कमियां बाकी हैं। यहां 
पर आज जारी ये आकलन ग्लोबल हीट हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क  (Global Heat Health Information Network, 

GHHIN) - साउथ एशिया हब के पहले आकलन हैं, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली स्थित 'काउंसिल ऑन एनर्जी, 
एनवायरनमेंट एंड वॉटर' (सीईईडब्ल्य)ू कर रहा है। इसके साझदेार सगंठनों में सस्टेनेबल फ्यचूर्स कोलबैोरेटिव 

(एसएफसी), नेचरुल रिसोर्सेज डिफें स काउंसिल (एनआरडीसी), ब्रकै जेम्स पी. ग्रांट स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 

(बीआरएसी जेपीजीएसपीएच) और यनूाइटेड नेशसं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पसैिफिक 

(यएूनईएससीएपी) शामिल हैं और इसे डब्ल्यएूचओ-डब्ल्यएूमओ क्लाइमेट एंड हेल्थ जॉइंट प्रोग्राम (WHO-WMO 

Climate and Health Joint Programme) के समन्वय से सचंालित किया जा रहा है। 
 

आकलनों के मतुाबिक, चारों देशों में इस दिशा में कार्यों ने वास्तव में रफ्तार पकड़ी है। इस के्षत्र में हीट एक्शन 

प्लान और परू्वानमुान व परू्व चेतावनी के माध्यम से बचाव की तयैारियां योजना निर्माण और नीतिगत स्तर पर 
सबसे तजेी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन स्वास्थ्य निगरानी, स्थानीय कार्रवाई के लिए वित्तपोषण (funded local 

action), और स्वास्थ्य, श्रम व शहरी नियोजन में गर्मी को शामिल करने जसैी व्यवस्थाओ,ं जो इन्हें जमीनी 
कार्रवाई और सरुक्षा में बदलती हैं, को अब इनकी बराबरी पर लाने की जरूरत है। हालांकि, कुछ देश इस अतंर को 
दरू करने के लिए व्यापक स्तर पर शरुुआत कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों में असमानता बनी हुई है।​
 

भारत में, सीईईडब्ल्य ूका जिला-स्तरीय अध्ययन पहले ही बता चकुा है कि 57 प्रतिशत जिले अभी से गर्मी के उच्च 

से बहुत उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। इन जिलों में देश की लगभग तीन-चौथाई आबादी रहती है। घटना के 

बाद की राहत प्रतिक्रिया की जगह पर पहले से जोखिम घटाने की दिशा में कदम उठाकर, भारत दक्षिण एशिया के्षत्र 

में सबसे आगे बना हुआ है। भारत में 250 से अधिक शहर और जिला स्तरीय हीट एक्शन प्लान लाग ूहैं और आपदा 
जोखिम प्रबधंन कोष के तहत ल ू(heatwave) को अब एक अधिसचूित प्राकृतिक आपदा के रूप में मान्यता दी जा 
चकुी है। भारत ने गर्मी से होने वाली बीमारियों के लिए राष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था भी बनाई है और इनसे निपटने 



 
के लिए 18,000 से अधिक मेडिकल ऑफिसरों को प्रशिक्षण दिया है। GHHIN आकलन का सझुाव है कि अगला 
कदम गर्मी से निपटने की कार्रवाई को आपदा प्रबधंन से आगे ले जाना है, जिसके लिए अलग से फंड होना चाहिए 

और हर योजना में स्वास्थ्य से जडु़ ेनतीजों को शामिल किया जाना चाहिए।​
 

नेपाल, ऊंचाई पर बसे इस हिमालयी देश में जहां पहले केवल बाढ़ और सखेू जसैी जल-मौसम सबंधंी आपदाओ ंका 
खतरा रहता था, वहीं अब यह भीषण गर्मी के जोखिमों का भी सामना कर रहा है। राष्ट्रीय मौसम विभाग के 

अनसुार, 2024 में दक्षिणी तराई के मदैानों में 50 दिन तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इसकी प्रतिक्रिया 
में नेपाल ने अपनी पहली सघंीय हीट योजना (federal heat plan) जारी किया और चरणबद्ध हीट अलर्ट (tiered 

heat alerts) प्रणाली का सचंालन शरुू किया है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी गर्मी से होने वाली बीमारियों के 

आकंड़ों को व्यवस्थित ढंग से दर्ज नहीं किया जाता है। GHHIN आकलन का सझुाव है कि स्वास्थ्य निगरानी में 
गर्मी को भी शामिल किया जाए, जिसकी शरुुआत तराई के अस्पतालों में गर्मी के कारण भर्ती होने वाले मरीजों को 
अनिवार्य रूप से दर्ज करने से हो। साथ में, जल विज्ञान एव ंमौसम विज्ञान विभाग की चेतावनियों को जमीनी 
कार्रवाई में बदलने की प्रक्रिया को मजबतू बनाया जाए, ताकि वे अतंिम सिरे तक पहंुच सकें ।​
 

बांग्लादेश में, विश्व बैंक के अनसुार, 1980 से अब तक महससू होने वाले तापमान (feels-like temperature), जो 
तापमान और नमी को मिलाकर तय होता है, में लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस तक वदृ्धि हो चकुी है। अब साल का 
लगभग एक-तिहाई हिस्सा खतरनाक उमस भरी गर्मी वाला होता है। बांग्लादेश ने अपनी राष्ट्रीय अनकूुलन योजना 
(national adaptation plan) में गर्मी को मान्यता दी है और नारायणगंज में अपना पहला शहरी हीट एक्शन 

प्लान बनाया है। इसके अलावा, गर्मी से जडु़ी बीमारियों पर एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करने के साथ-साथ 

"बी.ई.ए.टी. द हीट" ("B.E.A.T. the Heat") नाम से एक जन अभियान की भी शरुुआत की है। GHHIN आकलन 

में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर अलग से हीट एक्शन प्लान बनाने की जरूरत बताई गई है। साथ में, राष्ट्रीय 

स्तर के परू्वानमुानों को उसके अस्पतालों से जोड़ने के लिए एक गर्मी-स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली की जरूरत 

रेखांकित की गई है। 
 

भटूान में, दक्षिणी निचले इलाकों में बढ़ती गर्मी कभी ठंडी रहने वाली घाटियों को अधिक तापमान की दिशा में 
धकेल रही है। इससे एक ऐसी आबादी के सामने गर्मी का जोखिम पदैा हो रहा है, जिसे पहले कभी भीषण गर्मी से 

बचाव की कोई योजना बनाने नहीं बनानी पड़ी थी। राष्ट्रीय स्तर के निर्देशों में गर्मी से जडु़ी जिम्मेदारियों को पहले 

से स्वास्थ्य मतं्रालय को सौंपा गया है। 2022 का एक नियम श्रमिकों को गर्मी से सरुक्षा देने को अनिवार्य बनाता है। 
भटूान की बाढ़ और ग्लेशियर झीलों के लिए सवुिकसित परू्व चेतावनी प्रणालियां उसे एक मजबतू आधार देती है, 

जिसे गर्मी के मामले में बढ़ाया जा सकता है। GHHIN आकलन में इन निर्देशों को मिलाकर एक ही हीट एक्शन 

प्लान बनाने का सझुाव दिया गया है। 
 

डॉ. विश्वास चितले, फेलो, सीईईडब्ल्य,ू और अध्यक्ष, GHHIN साउथ एशिया हब, ने कहा, "दक्षिण एशिया में 
भीषण गर्मी अब परेू साल बनी रहने वाली एक के्षत्रीय जोखिम बन चकुी है, और ये आकलन दिखात ेहैं कि यह के्षत्र 

शनू्य से शरुुआत नहीं कर रहा है। भारत में हमारे जिला-स्तरीय काम ने दिखाया है कि गर्मी का जोखिम कितनी 
तजेी से बढ़ रहा है और इस के्षत्र के प्रत्येक देश ने यह अनमुान लगाया है कि पांच साल पहले की तलुना में गर्मी की 



 
स्थिति खराब हुई है। अब इन परू्वानमुानों को स्वास्थ्य व्यवस्थाओ,ं स्थानीय बजट और श्रम नियमों से जोड़ने की 
जरूरत है, ताकि प्रत्येक चेतावनी को भरोसेमदं ढंग से सरुक्षा में बदला जा सके।" 
 
डॉ. फरजाना मीशा, BRAC JPGSPH, ने कहा, "गर्मी इस के्षत्र के उन स्वास्थ्य जोखिमों में से है, जिन्हें सबसे कम 

मान्यता मिली है। यह बाढ़ या चक्रवात की तरह साफ-साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन स्वास्थ्य, कामकाज और 
खाद्य सरुक्षा को उनसे कम नकुसान भी नहीं पहंुचाती है। बांग्लादेश में हमने कदम उठाने शरुू कर दिए हैं। गर्मी से 

जडु़ी बीमारियों पर एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश आ चकुा है और नारायणगंज में पहला शहरी हीट एक्शन प्लान बना है। 
इसके साथ ढाका, राजशाही और अन्य शहरी कें द्रों में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। अब यही कदम परेू दक्षिण एशिया में 
उठाने की जरूरत है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसे बनाई जाएं और उन्हें इतना फंड मिले कि वे गर्मी का अनमुान कर 
सकें  और लोगों की सेहत को कोई नकुसान पहंुचने से पहले कदम उठा सकें ।" 
 

प्रिमा मदान, डायरेक्टर - कूलिगं एंड क्लाइमेट रेजिलिएंस, एनआरडीसी, ने कहा, "भीषण गर्मी सिर्फ  एक तकनीकी 
चनुौती नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानवीय चनुौती है, जो परेू दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य, समानता, उत्पादकता और 
सततशीलता को प्रभावित करती है। समदुाय लबें समय से गर्मी से निपटने के पारंपरिक उपायों पर निर्भर रहे हैं, 
लेकिन ल ूके बहुत तजे होने और बार-बार आने से ये तरीके अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। भारत की शरुुआती 
कार्रवाई और उसका हीट एक्शन प्लान नेटवर्क , जो दनुिया में ऐसे सबसे बड़ ेनेटवर्कों में से एक है, दिखाता है कि 

ऐसी तयैारी से जीवन बचता है। अब कार्यान्वयन, स्वास्थ्य व्यवस्थाओ ंऔर स्थानीय वित्त को मजबतू बनाने, और 
परेू के्षत्र में समाधानों को आपस में साझा करने की जरूरत है। GHHIN साउथ एशिया हब ठीक यही काम करने के 

लिए एक बेहद महत्वपरू्ण मचं उपलब्ध कराता है।" 
 

डॉ. परू्वी पटेल, एसएफसी, ने कहा, "भारत ने हीट एक्शन प्लान की बढ़ती सखं्या और स्वास्थ्य निगरानी के विस्तार 
के जरिए गर्मी का सामना करने की कार्रवाई को मजबतू बनाने की एक उम्मीद भरी शरुुआत की है। अगला पड़ाव 

इन योजनाओ ंको ससं्थागत रूप देना और यह आकलन करना है कि क्या ये कार्रवाइयां उम्मीद के मतुाबिक लोगों 
के स्वास्थ्य सरुक्षा दे रही हैं। स्थायी बदलावों के लिए हमें गर्मी-स्वास्थ्य अनकूुलन (heat-health adaptation) को 
लाग ूकरने और उसके मलू्यांकन में स्वास्थ्य से जडु़ ेनतीजों को कें द्र में रखने की जरूरत होगी। साथ में, यह भी 
समझना होगा कि दीर्घकालिक लचीलेपन (resilience) के लिए अल्पकालिक कदमों के साथ व्यवस्थागत सधुार 
और उचित वित्तपोषण की भी जरूरत होती है। इसके साथ, लगातार गर्म होती दनुिया में गहराई और निरंतरता से 

जलवाय ुशमन (climate mitigation) के प्रयास किए जाने भी जरूरी हैं।" 
 

कियोंग को, डायरेक्टर, आईसीटी एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डिवीजन, यएूनईएससीएपी, ने कहा, "गर्मी सीमाओ ं

पर नहीं रुकती है, और न ही इसका सामना करने की कोशिशें सीमाओ ंपर रुकनी चाहिए। प्रत्येक देश शनू्य से 

शरुुआत करे, इसकी जगह पर देश अपने परू्वानमुान साझा कर सकत ेहैं, उन मानकों (thresholds) के साथ 

अनरुूपता ला सकत ेहैं, जिनके आधार पर कार्रवाई शरुू की जाती है, और गर्मी को उन आपदा प्रणालियों में शामिल 

कर सकत ेहैं, जो पहले से सचंालित हो रही हैं। यएूनईएससीएपी की भमूिका इस सहयोग को, साझा परू्व चेतावनी 
प्रणाली से लेकर सीमा-पार कूलिगं कॉरिडोर (cross-border cooling corridors) तक, व्यावहारिक बनाना है।" 
 



 
परेू दक्षिण एशिया में गर्मी का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ये आकलन अलग-अलग देशों में बिखरी हुई 

प्रतिक्रियाओ ंसे हटकर एक साझा के्षत्रीय साक्ष्यों का आधार (evidence base) बनाने की दिशा में बदलाव के सकेंत 

हैं। ग्लोबल हीट फोरम के आयोजन के बाद यह साउथ एशिया हब ससं्थानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक के्षत्रीय 

नेटवर्क  बनाने की शरुुआत करेगा और इन आकलनों को चारों देशों की सरकारों के लिए गर्मी के मौसम से पहले व 

बाद की ब्रीफिग में भी बदलेगा। इसका उद्देश्य गर्मी से जडु़ ेविज्ञान को इस के्षत्र के सबसे सभेुद्य समदुायों के लिए 

समन्वय आधारित कार्रवाई में बदलने की क्षमता तयैार करना है। 

Read the full assessments launched at the Global Heat Forum here: 

●      Living with Heat in India: Heat-Health Risks, Vulnerability and Emerging Responses, by Dr 

Purvi Patel, Tamanna Dalal, Abhiyant Tiwari and Anshima Mishra 

●      Living with Heat in Nepal: Heat-Health Risks, Vulnerability and Emerging Responses, by 

Anushka Goswami, Shruti Nikhar, Shravan Prabhu and Dr Vishwas Chitale 

●     Living with Heat in Bangladesh: Heat-Health Risks, Vulnerability and Emerging Responses, by 

Abdullah Al Rakib, Dr Sabiha M. Khan, Muksitul Hoque Srijan and Dr Farzana Misha 

●      Living with Heat in Bhutan: Heat-Health Risks, Vulnerability and Emerging Responses, by 

Madhurima Sarkar-Swaisgood 

For media queries and interviews, contact:​
 Council on Energy, Environment and Water (CEEW) - Tulshe Agnihotri – tulshe.agnihotri@ceew.in 

NRDC - Smriti George – sgeorge@nrdcindia.org 

Sustainable Futures Collaborative (SFC) - Sonali Verma — sonali@sustainablefutures.org/Kartikeya 

Jain  — kartikeya@sustainablefutures.org 

UNESCAP - Madhurima Sarkar-Swaisgood — sarkar-swaisgood@un.org /escap-ckms@un.org 

BRAC James P Grant School of Public Health (BRAC JPGSPH) - Tasnim Kabir — 

tasnim.kabir@bracu.ac.bd 

  
About the Global Heat Health Information Network (GHHIN) 
The Global Heat Health Information Network is a dynamic voluntary community of policymakers, scientists, 

practitioners, working together to protect health and livelihoods in the face of extreme heat in a changing 

climate. Spearheaded by the World Health Organization (WHO) and the World Meteorological Organization 

(WMO), the Network provides thought leadership through science and consensus from diverse actors with 

common values. GHHIN cultivates opportunities to generate and elevate decision-relevant knowledge that 

empowers policy, science, and society to innovate and proactively manage the risks of rising temperatures 

driven by climate change. 

  

For more information on GHHIN, please visit https://heathealth.info / 

  

https://www.ceew.in/publications/india-heat-health-action
https://www.ceew.in/publications/nepal-heat-health-action
https://www.ceew.in/publications/bangladesh-climate-change-heat-health
https://www.ceew.in/publications/bhutan-heat-health-action
https://heathealth.info


 
About CEEW 
The Council on Energy, Environment and Water (CEEW) — a homegrown institution with headquarters in 

New Delhi — is among the world’s leading climate think tanks. The Council is also often ranked among the 

world’s best-managed and independent think tanks. It uses data, integrated analysis, and strategic 

outreach to explain — and change — the use, reuse, and misuse of resources. It prides itself on the 

independence of its high-quality research and strives to impact sustainable development at scale in India 

and the Global South. In over 15 years of operation, CEEW has impacted over 400 million lives and engaged 

with over 20 state governments. Follow us on X (formerly Twitter) @CEEWIndia or on LinkedIn for the latest 

updates. CEEW's Climate Resilience Programme is currently working with 300 cities across India on 

developing and implementing Heat Action Plans, and works closely with national and subnational government 

stakeholders to advance plans and policies for heat resilience. 

  

About NRDC 
NRDC (Natural Resources Defense Council) is an international nonprofit environmental organization with 
more than 3 million members and online activists. Established in 1970, NRDC uses science, policy, law 
and people power to confront the climate crisis, protect public health and safeguard nature. NRDC has 
offices in New York City, Washington, D.C., Los Angeles, San Francisco, Chicago, Beijing and Delhi (an 
office of NRDC India Pvt. Ltd) 

  

About the Sustainable Futures Collaborative (SFC) 
The Sustainable Futures Collaborative (SFC) is an independent research organisation based in New Delhi 

that analyses frontier issues in climate, energy, and environment. Our work focuses on the systemic changes 

required for India’s transition to a sustainable, just, and resilient economy and society, identifying upstream 

policy levers that can drive impact at scale. SFC brings interdisciplinary expertise across environmental 

epidemiology, public policy, and governance to strengthen evidence-based decision-making. Through our 

work on extreme heat, we have expanded the policy ecosystem by generating evidence on heat-related 

mortality across multiple agro-climatic zones in India. Our work has also advanced policy discourse on heat 

action plans through significant work on their contents, the ground realities of their implementation, as well as 

means to finance heat solutions at decentralised levels of governance. 

  

About UNESCAP 
UNESCAP serves as a critical regional hub for disaster risk reduction, primarily through the Committee on 

Disaster Risk Reduction which coordinates policy across 53 member states. During its 9th session in 

November 2025, the Committee placed a significant emphasis on the escalating threat of extreme heat, 

advocating for urgent regional cooperation to manage heat-related health risks and urban vulnerabilities. This 

legislative forum works to translate high-level goals into actionable strategies, ensuring that the Asia-Pacific 

region is better prepared for the shifting landscape of climate-induced hazards. To address these challenges, 

the Committee recommended placing heat at the center of multi-hazard planning and scaling up regional 

initiatives such as cross-border green cooling corridors and inclusive social protection schemes for the most 

vulnerable. 

  

https://www.ceew.in/
https://x.com/CEEWIndia
https://www.sustainablefutures.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024000473
https://cprindia.org/briefsreports/how-is-india-adapting-to-heatwaves-an-assessment-of-heat-action-plans-with-insights-for-transformative-climate-action/
https://www.sustainablefutures.org/publication/is-india-ready-for-a-warming-world-how-heat-resilience-measures-are-being-implemented-for-11-of-indias-urban-population-in-some-of-its-most-at-risk-cities/
https://cprindia.org/workingpapers/finding-the-finance-a-guide-to-identifying-centrally-sponsored-schemes-to-fund-heat-resilience-solutions/


 
Central to these efforts is the Asia-Pacific Disaster Report (APDR), the organization's flagship publication that 

provides data-driven insights into how disasters intersect with socioeconomic vulnerabilities. To help countries 

operationalize these findings, ESCAP launched the Asia-Pacific Risk and Resilience Portal. This digital 

platform provides policymakers with specialized tools for climate and disaster risk analysis, enabling them to 

move from reactive disaster management to proactive, long-term resilience planning. These tools are 

specifically designed to support the implementation of the Secretary-General's Call to Action on Extreme Heat 

by integrating meteorological triggers with health indicators to create more effective Heat Action Plans. 

  
About BRAC JPGSPH 
BRAC James P Grant School of Public Health (JPGSPH), BRAC University was founded in 2004 in Dhaka, 

Bangladesh, to address the unmet public health challenges particular to Asia, Africa, and South America. The 

school's institutional partner is BRAC, the world’s largest NGO, reaching over 100 million people in 

Bangladesh and working in 11 countries in Africa and Asia. It is at BRAC University, a premier higher 

education and development research institution. The school offers unparalleled real-life, community-centric 

teaching, learning and research experiences on critical and emerging national and global public health 

challenges. BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University, is advancing evidence-based 

climate and health action in Bangladesh through research, policy engagement, and regional leadership on 

extreme heat, urban resilience, and health systems adaptation. 

  

 

 

https://www.unescap.org/kp/2025/rising-heat-rising-risk-policy-pathways-regional-resilience
http://rrp.unescap.org

